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न्यायाधीशो ंका किसी मामले से स्वयं को 
पृथक करना 
सन्दर्भ 

•	 हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कई 
बार सनुवाई स्थगित होने के बाद बिना कोई स्पष्टीकरण 
दिए जमानत के एक मामले से स्वय को पथृक कर लिया।

मामले से स्वयं को पृथक करना 

•	 किसी मामले की सनुवाई से पथृक होने का अर्थ ह,ै 
जब पक्षपात या हितों के टकराव की संभावना हो, तो 
न्यायाधीश का स्वेच्छा से स्वयं को पथृक कर दनेा।

•	 इसका मुख्य उद्देश्य यह सनुिश्चित करना है:

	� न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें।
	� जनता को न्याय की निष्पक्षता में विश्वास हो।

•	 यह इस सिद्धांत पर आधारित है: “न्याय न केवल 
किया जाना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी 
चाहिए।”

•	 भारत में, न्यायाधीशों द्वारा किसी मामले की सनुवाई से 
अलग होने के संबंध में कोई औपचारिक नियम नहीं 
हैं। जो न्यायाधीश किसी मामले से बाहर निकलने का 
विकल्प चनुते हैं, वे बिना कोई कारण बताए ऐसा कर 
सकते हैं।

भारतीय कानून में स्थिति

•	 भारतीय न्यायालय “पक्षपात की उचित संभावना” को 
मानक मानते हैं।

•	 अलग दो प्रकार के होते हैं - स्वचालित रूप से अलग 
होना, जहाँ न्यायाधीश स्वय मामले से पथृक हो जाता 
ह,ै या जब कोई पक्ष मामले में न्यायाधीश के पक्षपात या 
व्यक्तिगत हित की संभावना को उजागर करते हुए अलग 
होने का तर्क  दतेा ह।ै

	� अलग होने का निर्णय परूी तरह से न्यायाधीश के 
विवेक पर निर्भर करता ह ैऔर कोई भी पक्ष किसी 
न्यायाधीश को मामले से हटने के लिए बाध्य नहीं 
कर सकता।

•	 यदि कोई न्यायाधीश स्वय को सनुवाई से पथृक कर लेता 
ह,ै तो मामला मखु्य न्यायाधीश के समक्ष वैकल्पिक पीठ 
को सौंपने के लिए सचूीबद्ध किया जाता ह।ै

सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याएँ

•	 भारत में सनुवाई से पथृक होने के संबंध में कोई 
संहिताबद्ध नियम नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय 
के कई निर्णयों में इस मदु्दे पर विचार किया गया ह।ै

•	 महत्वपूर्ण मामले:

	� रंजीत ठाकुर बनाम भारत सघं (1987): 
न्यायालय ने कहा कि “पक्षपात की उचित आशकंा” 
भी सनुवाई से पथृक होने के लिए पर्याप्त ह।ै

	� पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवानंद पाठक 
(1998): परू्वाग्रह निष्पक्षता को नष्ट कर दतेा ह;ै यदि 
परू्वाग्रह उपस्थित ह ैतो न्याय निरर्थक हो जाता ह।ै

	� सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड 
एसोसिएशन बनाम भारत सघं (2015) में एक 
अधिक स्पष्ट नियम बनाते हुए, न्यायालय ने कहा 
कि जहाँ किसी न्यायाधीश का आर्थिक हित होता 
ह,ै वहाँ इस बारे में आगे कोई जाँच-पड़ताल करने 
की आवश्यकता नहीं ह ैकि क्या परू्वाग्रह का कोई 
‘वास्तविक खतरा’ या ‘उचित संदहे’ था।

वैश्विक क्षेत्राधिकारो ंमें अस्वीकृति

•	 संयकु्त राज्य अमरेिका में सनुवाई से पथृक होने के 
संबंध में एक सपुरिभाषित काननू ह ै - अमरेिकी 
संहिता का शीर्षक 28 ‘न्यायाधीश, न्यायमरू्ति या 
मजिस्ट्रेट न्यायाधीश की अयोग्यता’ के आधारों का 
विवरण दतेा ह।ै

	� यह सनुवाई से अलग होने के तीन आधार निर्दिष्ट 
करता ह ै- 

	� वित्तीय या कॉर्पोरेट हित, 
	� ऐसा मामला जिसमें न्यायाधीश एक 

महत्वपरू्ण गवाह या वकील था, और 
	� किसी पक्षकार से संबंध।

•	 न्यायिक सनुवाई से अलग होने पर यनूाइटेड किगडम 
का काननू न्यायिक घोषणाओ ंके माध्यम से विकसित 
हुआ।

	� आर बनाम गॉफ के ऐतिहासिक मामले में, 
‘वास्तविक खतरा’ परीक्षण को लाग ूमानक के 
रूप में अपनाया गया था, जिसके आधार पर 
सनुवाई से पथृक होने के आदशे पारित किए जाने 
चाहिए।
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	� इस परीक्षण में केवल ठोस और मरू्त साक्ष्यों के 
आधार पर अयोग्यता शामिल थी, जो निर्णायक 
रूप से न्यायिक परू्वाग्रह और पक्षपात की 
उपस्थिति को उजागर करता ह।ै

वर्तमान व्यवस्था में समस्याएँ

•	 कोई औपचारिक नियम नहीं: न्यायाधीश बिना कोई 
स्पष्टीकरण दिए सनुवाई से हट सकते हैं।

•	 दुरुपयोग की सभंावना:

	� वकील या पक्षकार “अनकूुल पीठ(favourable 
bench)” पाने के लिए न्यायाधीशों पर सनुवाई से 
हटने का दबाव डाल सकते हैं।

	� मामलों में दरेी करने के लिए सनुवाई से हटने का 
उपयोग एक रणनीति के रूप में किया जा सकता ह।ै

•	 जनता में अविश्वास: यदि कारण नहीं बताए जाते हैं, 
तो लोग छिपे हुए परू्वाग्रह या बाहरी दबाव का संदहे 
करते हैं।

•	 न्याय में देरी: कई स्थगन के बाद अचानक सनुवाई से 
हटने से न्यायालय का समय बर्बाद होता ह ैऔर वादियों 
को हानि होती ह।ै

सुझाव

•	 संहिताबद्ध नियम बनाए:ँ भारत में सनुवाई से हटने पर 
एक लिखित काननू या दिशानिर्देशों का एक सेट होना 
चाहिए।

•	 न्यायाधीशों को कारण दर्ज करने चाहिए: छोटे 
कारण भी पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाते हैं।

•	 एकसमान मानक: वित्तीय संघर्ष, पारिवारिक संबंध, 
राजनीतिक दबाव या परू्व पेशवेर संबंधों जैसी स्पष्ट 
श्रेणियाँ।

•	 समिति का दृष्टिकोण: संतलुन सनुिश्चित करने के लिए 
न्यायाधीशों और वकीलों की एक समिति द्वारा नियम 
बनाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

•	 न्यायिक निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के 
लिए सनुवाई से हटना महत्वपरू्ण ह।ै

•	 लेकिन भारत में, असंहिताबद्ध नियमों, पारदर्शिता की 
कमी और बार-बार अस्पष्ट कारणों से सनुवाई से हटने के 
कारण यह उद्देश्य कमज़ोर पड़ गया ह।ै

•	 न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्पष्ट लिखित 
नियम और स्वतंत्रता व जवाबदहेी के बीच संतलुन 
आवश्यक ह।ै

Source: TH

वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड र्ि लिग के 
लिए छूट
सन्दर्भ 

•	 कें द्रीय पर्यावरण मतं्रालय की वन सलाहकार समिति 
(एफएसी) ने वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण ड्रिलिग के 
लिए बढ़ी हुई छूट को मजंरूी द ेदी ह।ै

	� यह निर्णय कोयला मतं्रालय और खान मतं्रालय के 
अनरुोध पर लिया गया ह,ै क्योंकि खनिज-समदृ्ध 
क्षेत्रों का उच्च अनपुात वन क्षेत्र में स्थित ह।ै

पृष्ठभूमि

•	 वर्ष 2023 में, वन भमूि पर अन्वेषणात्मक ड्रिलिग के 
लिए छूट प्रदान करने हते ुवन संरक्षण अधिनियम, 1980 
में संशोधन किया गया।

•	 नवीनतम निर्णय भारत की ऊर्जा और संसाधन सरुक्षा के 
लिए महत्वपरू्ण खनिज तथा  कोयला अन्वेषण को सगुम 
बनाने हते ुइन छूटों का विस्तार करता ह।ै

प्रमुख नीतिगत निर्णय

•	 बोरहोल सीमा: मतं्रालय अब छूट श्रेणी के अतंर्गत 
सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए प्रति 10 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र में 6 इचं व्यास तक के 62 से 80 बोरहोल की 
अनमुति दगेा, जो अन्वेषण किए गए खनिज भडंार या 
अयस्क के प्रकार पर निर्भर करेगा।

	� बोरहोल, खनिजों, अयस्कों या तेल एवं गैस की 
खोज के लिए धरती में खोद ेगए संकरे, गहरे छिद्र 
होते हैं।

•	 वन संरक्षण काननू के अतंर्गत वर्तमान दिशानिर्देशों के 
अनसुार, प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 25 बोरहोल 
और प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 80 शॉटहोल की 
ड्रिलिग के साथ-साथ उक्त क्षेत्र में 100 पेड़ों तक की 
कटाई को वन मजंरूी से छूट दी गई थी।
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पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय

•	 सीमित कार्य समय: वन्यजीव गतिविधि चक्रों के 
अनरुूप ड्रिलिग केवल सबुह 9 बजे से शाम 5:30 बजे 
के बीच ही की जा सकती ह।ै

•	 स्थल पुनर्स्थापन: कार्य परूा होने के बाद बोरहोल को 
सीमेंट से बंद किया जाना चाहिए।

•	 प्रतिबंध क्षेत्र: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 
ड्रिलिग निषिद्ध ह,ै जैसे:

	� महत्वपरू्ण वन्यजीव प्रजनन और घोंसले के शिकार 
आवास

	� जल स्रोत और तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र
	� उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र
	� लपु्तप्राय/स्थानिक प्रजातियों वाले क्षेत्र
	� सांस्कृति क या धार्मिक रूप से महत्वपरू्ण वन स्थल

उद्देश्य और आवश्यकता

	� महत्वपूर्ण खनिजों को प्रोत्साहन: स्वच्छ ऊर्जा 
और रक्षा के लिए महत्वपरू्ण कई महत्वपरू्ण खनिज 
(जैसे दरु्लभ मदृा, लिथियम, कोबाल्ट, निकल) वन 
क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

•	 व्यापार करने में आसानी: अस्थायी सर्वेक्षणों के लिए 
बार-बार कें द्रीय मजं़ूरी के कारण होने वाली दरेी को दरू 
करता ह।ै

	� खनन अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और 
निवेश को प्रोत्साहित करता ह।ै

•	 आर्थिक विकास के लिए समर्थन: खनिज बनुियादी 
ढाँच,े विनिर्माण, रक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों में 
सहायक होते हैं।

	� तेज़ अन्वेषण से परियोजना विकास में तीव्रता आती 
ह,ै लागत दक्षता बढ़ती ह ैऔर खनिज अन्वेषण में 
निवेश आकर्षित होता ह।ै

चिताएँ क्या हैं?

•	 पारिस्थितिक प्रभाव: ड्रिलिग से होने वाला शोर और 
कंपन वन्यजीवों के आवागमन के पैटर्न को खराब कर 
सकते हैं।

	� तेल/ग्रीस या मलबे से वन धाराओ ंके दषूित होने 
का जोखिम।

•	 प्रतिपूरक उपाय अपर्याप्त: वर्तमान मानदडंों के 
अनसुार, काटे गए पेड़ों के लिए प्रतिपरूक वनीकरण की 
आवश्यकता होती ह।ै

	� लेकिन जैव विविधता की हानि, परुानी छतरियों 
का विनाश और सांस्कृति क मलू्य की परूी तरह से 
भरपाई नहीं की जा सकती।

•	 वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के 
साथ ओवरलैप: FRA वन में रहने वाली अनसुचूित 
जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के 
अधिकारों को काननूी मान्यता दतेा ह।ै

	� यदि अन्वेषण को “वन गतिविधि” (विपथन नहीं) 
माना जाता ह,ै तो सामदुायिक अधिकारों और 
सहमति की आवश्यकताओ ंको दरकिनार किया जा 
सकता ह।ै

•	 वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 की जाँच को 
दरकिनार करना: परंपरागत रूप से, वन भमूि पर कोई 
भी गतिविधि जो सीध े वन संरक्षण से जडु़ी नहीं थी, 
उसके लिए FCA के अतंर्गत कें द्र सरकार की मजं़ूरी की 
आवश्यकता होती थी।

	� खनिज अन्वेषण को “वन गतिविधि” के रूप में 
पनुर्वर्गीकृत करने से चितंाए ँबढ़ी हैं।

आगे की राह

•	 शर्तों का सख्ती से पालन: सनुिश्चित करें कि बोरहोल 
अस्थायी हों, सीमेंट से ठीक से भरे हों, और स्थलों का 
जीर्णोद्धार किया गया हो।

	� उपग्रहों और ततृीय-पक्ष ऑडिट का उपयोग करके 
स्वतंत्र निगरानी करें।

•	 उन्नत अन्वेषण तकनीक अपनाए:ँ रिमोट सेंसिग, भ-ू
भदेी रडार, ड्रोन और भभूौतिकीय इमजेिंग का उपयोग 
करें।

	� लक्षित क्षेत्रों को सीमित करके अत्यधिक ड्रिलिग 
की आवश्यकता को कम करें।

•	 पारिस्थितिक सरुक्षा उपायों को सदुृढ़ करें: जैव 
विविधता हॉटस्पॉट, प्रजनन क्षेत्र और पवित्र उपवन 
जैसे निषिद्ध क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राष्ट्रव्यापी 
मानचित्र विकसित करें।
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	� पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त 
सरुक्षा उपाय लाग ूकरें।

•	 प्रतिपूरक तंत्र में सधुार करें: सनुिश्चित करें कि प्रतिपरूक 
वनीकरण में दशेी प्रजातियों का उपयोग किया जाए और 
इसमें दीर्घकालिक निगरानी शामिल हो। जैव विविधता 
और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओ ंको महत्व दकेर वकृ्ष-
गणना प्रतिपरू्ति से आगे बढ़ने की आवश्यकता ह।ै

Source: IE

देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को 
बढ़ावा देने की योजना
सन्दर्भ 

•	 प्रधानमतं्री मोदी की अध्यक्षता में कें द्रीय मतं्रिमडंल ने 
द्वितीयक स्रोतों से महत्वपरू्ण खनिजों के पथृक्करण और 
उत्पादन हते ुदशे में पनुर्चक्रण क्षमता विकसित करने हते ु
1,500 करोड़ रुपय की प्रोत्साहन योजना को मजं़ूरी दी।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

•	 ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सरुक्षा 
के लिए आवश्यक हैं।

•	 इन खनिजों की उपलब्धता में कमी या कुछ भौगोलिक 
स्थानों पर निष्कर्षण या प्रसंस्करण का संकें द्रण संभावित 
रूप से “आपरू्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों और यहाँ तक 
कि आपरू्ति में व्यवधान” का कारण बन सकता ह।ै

महत्वपूर्ण खनिजो ंकी सूची

•	 विभिन्न दशेों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और 
प्राथमिकताओ ं के आधार पर महत्वपरू्ण खनिजों की 
अपनी अद्वितीय सचूियाँ हैं।

•	 भारत के लिए कुल 30 खनिज सबसे महत्वपरू्ण पाए 
गए, जिनमें से दो उर्वरक खनिजों के रूप में महत्वपरू्ण हैं: 
एटंीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, 
जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हफे़नियम, इडंियम, लिथियम, 
मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, 
पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, 
टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, 
ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

महत्वपूर्ण खनिजो ंके अनुप्रयोग

•	 स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल जैसे शनू्य-उत्सर्जन वाहन, 
पवन टरबाइन, सौर पैनल आदि।

	� कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इडंियम, सेलेनियम 
और वैनेडियम जैसे महत्वपरू्ण खनिजों का उपयोग 
बैटरी, अर्धचालक, सौर पैनल आदि में किया जाता 
ह।ै

	� इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी): लिथियम, निकल और 
कोबाल्ट लिथियम-आयन बैटरियों में उपयोग की 
जाने वाली प्रमखु सामग्रियाँ हैं।

•	 उन्नत विनिर्माण इनपुट और सामग्री जैसे रक्षा 
अनपु्रयोग, स्थायी चमु्बक, सिरेमिक।

	� बेरिलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, टैंटलम आदि 
खनिजों का उपयोग नई तकनीकों, इलेक्ट्रॉनिक्स 
और रक्षा उपकरणों में होता ह।ै

•	 प्लैटिनम समूह धातुओ ं (PGM) का उपयोग 
चिकित्सा उपकरणों, कैं सर उपचार दवाओ ं और दतं 
चिकित्सा सामग्री में किया जाता ह।ै

पुनर्चक्रण क्षमता विकास योजना के बारे में

•	 यह योजना राष्ट्रीय महत्वपरू्ण खनिज मिशन (NCMM) 
का भाग ह।ै

•	 यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 
तक छह वर्षों की अवधि के लिए लाग ूरहगेी।

•	 पात्र फीडस्टॉक में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, लिथियम 
आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप , और ई-अपशिष्ट एवं LIB 
स्क्रैप  के अतिरिक्त अन्य स्क्रैप , जैसे कि जीवन-अतं 
वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर, शामिल हैं।

•	 अपेक्षित लाभार्थी बड़े, स्थापित पनुर्चक्रणकर्ता, साथ 
ही छोटे, नए पनुर्चक्रणकर्ता (स्टार्ट-अप सहित) होंगे, 
जिनके लिए योजना परिव्यय का एक-तिहाई निर्धारित 
किया गया ह।ै

•	 यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ वर्तमान 
इकाइयों की क्षमता विस्तार/आधनुिकीकरण और 
विविधीकरण पर भी लाग ूहोगी।

•	 इस योजना के अतंर्गत प्रोत्साहनों में शामिल होंगे:
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	� निर्दिष्ट समय-सीमा के अदंर उत्पादन शरुू करने के 
लिए संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण और संबंधित 
उपयोगिताओ ं पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी, 
जिसके बाद कम सब्सिडी लाग ूहोगी; और

	� परिचालन व्यय सब्सिडी: वित्त वर्ष 2025-26 
के आधार वर्ष के पश्चात वदृ्धिशील बिक्री से जडु़ी, 
जिसका 40% दसूरे वर्ष में और 60% पाँचवें वर्ष में 
वितरित किया जाएगा।

	� सीमाए:ँ बड़ी कंपनियों के लिए प्रति इकाई ₹50 
करोड़ (परिचालन व्यय पर ₹10 करोड़ की सीमा); 
छोटी कंपनियों के लिए ₹25 करोड़ (परिचालन व्यय 
पर ₹5 करोड़ की सीमा)।

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण की आवश्यकता

•	 अपशिष्ट उत्पादन: सौर और पवन ऊर्जा अवसंरचना में 
तीव्र वदृ्धि तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के कारण 
भारत में ई-अपशिष्ट उत्पादन में वदृ्धि होने की संभावना 
ह।ै

	� पीवी मॉड्यलू अपशिष्ट वित्त वर्ष 2023 में 100 
किलोटन से बढ़कर 2030 तक 340 किलोटन हो 
जाएगा। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्षों में 500 
किलोटन ईवी बैटरियों के पनुर्चक्रण इकाइयों तक 
पहुचँने की संभावना ह।ै

•	 दुर्लभ भंडार: नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के 
निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन के लिए तांबा, 
मैंगनीज, जस्ता एवं इडंियम सहित खनिजों की बढ़ती 
मात्रा की आवश्यकता होगी।

	� भारत में दरु्लभ मदृा भडंार हैं, विशषे रूप से राजस्थान 
और तटीय क्षेत्रों में, लेकिन खनन, प्रसंस्करण और 
शोधन प्रौद्योगिकियां अभी भी अविकसित हैं।

•	 आपूर्ति श्रृंखला में चीनी प्रभुत्व: चीन वैश्विक दरु्लभ 
मदृा उत्पादन का 60-70% और शोधन का 85-90% 
नियत्रित करता ह,ै जिससे उसे निष्कर्षण से लेकर उच्च-
प्रदर्शन वाले चमु्बकों तक लगभग एकाधिकार प्राप्त ह।ै

	� प्रमखु दरु्लभ मदृाओ ं के निर्यात पर हाल ही में 
लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत की भदे्यता और घरेल ू
पनुर्चक्रण क्षमता निर्माण की आवश्यकता को 
उजागर किया ह।ै

•	 पर्यावरणीय चितंाए,ँ नियामक बाधाए,ँ और उन्नत 
पथृक्करण एवं शोधन क्षमता का अभाव प्राथमिक स्रोतों 
के दोहन को भी सीमित कर दतेा ह।ै

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण में चुनौतियाँ

•	 प्रौद्योगिकी अंतराल: दरु्लभ मदृा और लिथियम 
के लिए उन्नत पनुर्चक्रण प्रक्रियाओ ं में सीमित घरेल ू
विशषेज्ञता।

•	 पर्यावरणीय जोखिम: विषाक्त अपशिष्ट का सरुक्षित 
प्रबंधन और पनुर्चक्रण इकाइयों से उत्सर्जन चितंा का 
विषय बना हुआ ह।ै

•	 नियामक बाधाए:ँ अनमुोदन में दरेी और सवु्यवस्थित 
मानदडंों का अभाव त्वरित अपनाने में बाधा डालता ह।ै

•	 बुनियादी ढाँचे की कमी: सीमित विशिष्ट पनुर्चक्रण 
इकाइयाँ और अपर्याप्त संग्रहण नेटवर्क ।

सुझाव

•	 अपशिष्ट से कुशल खनिज निष्कर्षण के लिए अनसुंधान 
एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सदुृढ़ करें।

•	 पनुर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी और स्टार्ट-अप भागीदारी 
को बढ़ावा दें।

•	 ई- अपशिष्ट और बैटरी स्क्रैप  के लिए एकीकृत संग्रहण 
और प्रसंस्करण नेटवर्क  बनाए।ँ

•	 द्वितीयक प्रदषूण से बचने के लिए सख्त पर्यावरणीय 
सरुक्षा उपाय सनुिश्चित करें।
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•	 पनुर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षित कार्यबल 
तैयार करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

Source: PIB

हिदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में 
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का कम उपयोग

समाचार में 

•	 बैंकॉक में एशिया-प्रशांत स्वच्छ ऊर्जा सप्ताह के दौरान 
जारी की गई अतंर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास कें द्र  
की नई रिपोर्ट में हिदं ू कुश हिमालय क्षेत्र में विशाल 
लेकिन कम उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर 
प्रकाश डाला गया ह।ै

हिदू कुश हिमालय

•	 यह क्षेत्र अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादशे, भटूान, चीन, 
भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में 3500 
किलोमीटर तक विस्तारित ह।ै

•	 यह दस बड़ी एशियाई नदी प्रणालियों का उद्गम स्थल 
ह ै- अम ुदरिया, सिंध,ु गंगा, ब्रह्मपतु्र (यारलुंगत्सानपो), 
इरावदी, सालवीन (न)ु, मकेांग (लंकांग), यांग्त्से 
(जिंशा), पीली नदी (हुआगंह)े, और तारिम (दयान)।

•	 यह क्षेत्र की लगभग 24 करोड़ जनसंख्या को जल, 
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाए ँ और आजीविका का 
आधार प्रदान करता ह।ै

हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

•	 कुल प्राथमिक ऊर्जा आपरू्ति में स्वच्छ ऊर्जा की 
हिस्सेदारी HKH दशेों में केवल 6.1% ह।ै

•	 जलविद्युत का अत्यधिक दोहन नहीं हुआ ह,ै और 
वर्तमान में 882 गीगावाट क्षमता का केवल 49% ही 
उपयोग किया जा रहा ह।ै

•	 HKH में 635 गीगावाट जलविद्युत क्षमता सीमा-पार 
नदियों से आती ह।ै

•	 गैर-जलविद्युत क्षमता (सौर और पवन) 3 टेरावाट 
ह,ै जबकि क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कुल 1.7 
टेरावाट हैं।

•	 देशवार आकँड़े:

	� भटूान और नेपाल 100% विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा 
से उत्पन्न करते हैं।

	� अन्य HKH दशे जीवाश्म ईधंन पर बहुत अधिक 
निर्भर हैं, बांग्लादेश: 98%, भारत: 77%, 
पाकिस्तान: 76%, चीन: 67% और म्यांमार: 
51%।

•	 जैव ईधंन और अपशिष्ट: जैव ईधंन और अपशिष्ट 
ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रमखु स्रोत बने हुए हैं, जो 
नेपाल में दो-तिहाई टीपीईएस, म्यांमार में आधा तथा 
भटूान और पाकिस्तान में एक-चौथाई के लिए उत्तरदायी 
हैं। ये पारंपरिक ईधंन वाय ुप्रदषूण और खराब स्वास्थ्य 
परिणामों में योगदान करते हैं।

•	 जलवायु परिवर्तन, जल परिवर्तनशीलता में वदृ्धि, 
चरम मौसम की घटनाओ ं और बदलते जलप्रवाह के 
माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र, विशषे रूप से जलविद्युत के लिए 
गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहा ह।ै

	� उल्लेखनीय ह ैकि वर्तमान एवं नियोजित जलविद्युत 
परियोजनाओ ंमें से दो-तिहाई हिमनद झील विस्फोट 
बाढ़ (जीएलओएफ) और अन्य जलवाय-ुजनित 
आपदाओ ंके प्रति संवेदनशील हैं।

	� इसलिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को परियोजना 
नियोजन में एकीकृत किया जाना चाहिए।

•	 इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति में कई बाधाए ँ
आ रही हैं।

	� इनमें उच्च पूँजीगत लागत, सीमित सार्वजनिक 
वित्तपोषण, कम निजी निवेश, तकनीकी ज्ञान की 
कमी, भमूि की कमी, अपर्याप्त अनसुंधान एवं 
विकास, और परुाने या अनपुस्थित नियामक ढाँच े
शामिल हैं।

सुझाव

•	 रिपोर्ट व्यापार से परे क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करती 
ह,ै जिसमें बनुियादी ढाँच े में निवेश, दक्षिण-दक्षिण 
प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और अतंर्राष्ट्रीय वित्तीय 
संस्थानों से समर्थन पर बल दिया गया ह।ै

•	 सार्क  के ऊर्जा कें द्र और बंगाल की खाड़ी पहल जैसे 
मचंों को सहयोग को बढ़ावा दनेे के लिए महत्वपरू्ण माना 
जाता ह।ै
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•	 रिपोर्ट में HKH क्षेत्र—और विशषे रूप से भारत और 

चीन—को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के 

रूप में स्थापित किया गया ह,ै तथा उनसे आग्रह किया 

गया ह ै कि वे हरित आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन 

और उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी 

लाभ का लाभ प्राप्त करे, साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए 

लचीलापन और समानता सनुिश्चित करें।

•	 स्थानीय समदुायों के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय 

प्रभावों का भी सावधानीपरू्वक प्रबंधन आवश्यक ह।ै

Source :DTE

पंजाब में बाढ़: प्रकृति, उपेक्षा और शासन 
संबंधी चुनौतियाँ

सन्दर्भ 

•	 पंजाब दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में ह,ै जहाँ 

1,902 गाँव जलमग्न हैं, 3.8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं 

और 11.7 लाख हके्टेयर कृषि भमूि नष्ट हो गई ह।ै

•	 सीमा पार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी समान रूप 

से तबाही मची ह।ै

भारत में बाढ़ के बारे में

•	 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनसुार, भारत में 

बाढ़ एक आवर्ती घटना ह,ै जो भारी वर्षा, अपर्याप्त जल 

निकासी और नदियों के उफान पर होने के कारण होती 

ह।ै इसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि, संपत्ति, 

बनुियादी ढाँच ेऔर सार्वजनिक उपयोगिताओ ंको हानि 

होती ह।ै

•	 विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसे नदी के प्रवाह और जल 

स्तर में प्राकृतिक परिवर्तनशीलता का एक हिस्सा तथा 

वैश्विक स्तर पर सबसे घातक प्राकृतिक आपदा बताता 

ह,ै जो जलवाय ुपरिवर्तन, भमूि उपयोग में बदलाव और 

जनसंख्या दबाव के कारण भी बढ़ जाती ह।ै

•	 भारत में, बाढ़ मानसनूी बारिश, चक्रवातों, बादल फटने 

और बाँधों से जल छोड़े जाने के कारण आती ह।ै

	� बड़ी बाढ़ की आवतृ्ति प्रत य्ेक पाँच वर्ष में एक से 
अधिक बार होती ह।ै

	� भारत में 40 मिलियन हके्टेयर से अधिक भमूि बाढ़ 
प्रवण ह ैऔर औसतन प्रत य्ेक वर्ष 75 लाख हके्टेयर 
भमूि प्रभावित होती ह।ै

पंजाब में बाढ़ के संभावित कारण

•	 बाढ़-प्रवण भूमि और भूगोल: तीन बारहमासी 
नदियाँ - रावी, व्यास और सतलजु - तथा घग्गर जैसी 
मौसमी नदियाँ मानसनू के दौरान उफान पर होती हैं।

	� हिमाचल प्रदशे और जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा 
के कारण पंजाब में बाढ़ आ जाती ह।ै

	� धसु्सी बांध (मदृा के तटबंध) कुछ सरुक्षा प्रदान 
करते हैं, लेकिन प्रायः जल भर जाता ह,ै जैसा 
कि 1955, 1988, 1993, 2019, 2023, 2024 
और अब 2025 की बाढ़ों में दखेा गया ह।ै

	� यह ध्यान दनेे योग्य ह ैकि यही नदी प्रणाली मदृा 
को समदृ्ध बनाती ह,ै जिससे पंजाब भारत का 
‘खाद्य कटोरा’ बन जाता ह,ै जो केवल 1.5% 
भमूि पर नियन्त्रण करने के बावजदू 20% गेहू ँ
और 12% चावल का उत्पादन करता ह।ै

•	 बांध दुविधा: बांधों को सिंचाई, विद्युत उत्पादन 
और बाढ़ नियत्रण के बीच संतलुन बनाए रखने के 
लिए डिज़ाइन किया जाता ह।ै लेकिन अत्यधिक वर्षा 
के दौरान बांध की सरुक्षा सनुिश्चित करने के लिए 
अचानक जल छोड़ना पड़ता ह।ै ये नियत्रित जल-
प्रवाह प्रायः नीच े की ओर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न 
कर दतेे हैं।

	� भाखड़ा बांध (सतलजु) और पौंग बांध (ब्यास), 
जिनका प्रबंधन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा 
किया जाता ह।ै

	� थीन (रंजीत सागर) बांध (रावी), जिसका प्रबंधन 
पंजाब के अधिकारियों द्वारा किया जाता ह।ै

•	 मानवीय भूल प्राकृति क आपदाओ ंको बढ़ाती 
है: थीन बांध से जल छोड़े जाने के पश्चात माधोपरु 
बैराज में आई दरार दर्शाती ह ैकि कैसे खराब समन्वय 
बाढ़ के जोखिम को बढ़ा दतेा ह।ै प्रमखु कारण इस 
प्रकार हैं:
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	� बांध और बैराज अधिकारियों के बीच संवाद का 
अभाव।

	� धीरे-धीरे जल छोड़े जाने के बजाय अचानक, 
भारी मात्रा में जल छोड़ा जाना।

	� कमज़ोर धसु्सी बांध, प्रायः अवैध खनन के कारण 
क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

भारत में बाढ़ के प्रभाव

•	 मानवीय प्रभाव:

	� जीवन की हानि: भारत में बाढ़ से औसतन प्रत य्ेक 
वर्ष लगभग 1,600 लोगों की जान जाती ह।ै 1977 
जैसे गंभीर वर्षों में, मतृ्यु दर 11,000 से अधिक थी।

	� विस्थापन: हज़ारों लोग विस्थापित होने को मजबरू 
होते हैं, प्रायः अपने घर और बनुियादी सेवाओ ंतक 
पहुचँ खो दतेे हैं।

	� स्वास्थ्य जोखिम: बाढ़ का जल जलजनित 
बीमारियाँ फैलाता ह,ै वेक्टर जनित बीमारियों को 
बढ़ाता ह ैऔर मानसिक स्वास्थ्य तनाव का कारण 
बनता ह।ै

•	 कृषि  क्षति:

	� फसल हानि: प्रत य्ेक वर्ष 75 लाख हके्टेयर से 
अधिक कृषि भमूि प्रभावित होती ह,ै जिससे ग्रामीण 
अर्थव्यवस्थाए ँध्वस्त हो जाती हैं।

	� पशुधन मृत्यु: पशओु ंकी डूबने, बीमारी या चारे 
की कमी के कारण मतृ्यु हो जाती ह।ै

	� खाद्य सरुक्षा: आपरू्ति श्रृंखलाओ ंऔर फ़सल चक्रों 
में व्यवधान से मदु्रास्फीति एवं अभाव होता ह।ै

•	 बुनियादी ढाँचे कोहानि:

	� सड़कें  और पुल: बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए, 
जिससे गाँवों और शहरों तक पहुचँ कट गई।

	� शहरी व्यवधान: दिल्ली, फरीदाबाद और अमतृसर 
जैसे शहरों में यातायात अव्यवस्था, जलभराव और 
विद्युत ्कटौती का सामना करना पड़ा।

•	 पर्यावरणीय परिणाम:

	� नदी तट अपरदन: बाढ़ अपरदन को तीव्र करती ह,ै 
भदूृश्यों को बदल दतेी ह ैऔर बस्तियों को खतरा 
पहुचँाती ह।ै

	� तलछट भार: नदियाँ जलग्रहण क्षेत्रों से भारी 
तलछट लाती हैं, जिससे उनकी क्षमता कम हो जाती 
ह ैऔर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता ह।ै

	� आर्द्रभूमि विघटन: प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र 
अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता 
प्रभावित होती ह।ै

•	 मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव:

	� आघात और तनाव: बच े हुए लोग प्रायः 
दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभावों से पीड़ित होते हैं।

	� सामुदायिक विघटन: विस्थापन और आजीविका 
का हानि सामाजिक सामजंस्य को प्रभावित करता 
ह।ै

संबंधित पहल और प्रयास

•	 पर्यावरण और जल कानून:

	� पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986: बाढ़ 
के मदैानों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के 
नियमन को सक्षम बनाता ह।ै

	� जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) 
अधिनियम, 1974: बाढ़ के दौरान जल निकासी 
और जल गणुवत्ता को संबोधित करता ह।ै

	� वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980: बाढ़ के 
व्यवहार को प्रभावित करने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की 
रक्षा करता ह।ै

•	 बाढ़ पर उच्च स्तरीय समिति (1957) और 1958 
का नीति वक्तव्य: इसमें संरचनात्मक नियत्रण (जैसे 
तटबंध) और गैर-संरचनात्मक विधियाँ शामिल हैं, 
जिनमें बाढ़ के मदैानों का क्षेत्रीकरण, बाढ़ का परू्वानमुान 
और क्षति को कम करने के लिए चतेावनियाँ शामिल हैं, 
तथा इन्हें लागत-प्रभावी उपाय माना गया ह।ै

•	 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (राष्ट्रीय बाढ़ आयोग) - 1980: 
इसमें एक गतिशील बाढ़ प्रबंधन रणनीति अपनाना, 
तटबंधों एवं जलाशयों के बड़े पैमाने पर निर्माण को 
तब तक रोकना जब तक कि उनकी प्रभावशीलता का 
आकलन न हो जाए, और अनसुंधान एवं नीतिगत पहलों 
पर राज्य-कें द्र सहयोग पर बल दनेा शामिल ह।ै
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	� इसने पहचाना कि बाढ़ की बढ़ती आवतृ्ति वनों की 
कटाई और खराब विकास जैसे मानवजनित कारकों 
के कारण थी, न कि वर्षा में बदलाव के कारण।

•	 आर. रंगाचारी समिति: राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की 
सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जल 
संसाधन मतं्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।

•	 राष्ट्रीय जल नीति (1987/2002/2012): इन 
नीतियों का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन नियोजन, 
कुशल उपयोग, भजूल विनियमन को बढ़ावा दनेा और 
पर्यावरणीय एवं मानवीय बस्तियों की आवश्यकताओ ं
को एकीकृत करना ह।ै

	� प्रमखु सिद्धांतों में जल को एक आर्थिक वस्तु 
मानना, जल-उपयोग दक्षता में वदृ्धि करना और 
जल उपलब्धता में सामाजिक न्याय सनुिश्चित करना 
शामिल ह।ै

•	 बाढ़ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश:

	� सरंचनात्मक उपाय: तटबंध, जलाशय, जल 
निकासी सधुार;

	� गैर-सरंचनात्मक उपाय: बाढ़ परू्वानमुान, ज़ोनिग 
नियम, बीमा योजनाए;ँ

	� एकीकृत जल ससंाधन प्रबंधन: नदी घाटियों के 
सतत उपयोग को बढ़ावा दतेा ह;ै

	� अतिप्रवाह आपदाओ ंको रोकने के लिए बांध सरुक्षा 
प्रोटोकॉल और जलाशय विनियमन;

	� बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग: संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण को 
प्रतिबंधित करने के लिए काननूी ढाँचा।

•	 बाढ़ पूर्वानमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली: इसका 
प्रबंधन कें द्रीय जल आयोग और आईएमडी द्वारा किया 
जाता ह,ै जो निम्न पर कें द्रित ह:ै

	� वास्तविक समय निगरानी और परू्वानमुान मॉडल 
का विस्तार;

	� समय पर अलर्ट के लिए कें द्रीय और राज्य एजेंसियों 
के बीच समन्वय;

•	 शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम: इसे 2021 में 
7 प्रमखु शहरों में बाढ़ शमन के लिए ₹2,500 करोड़ 

आवंटित के साथ शरुू किया गया था, तथा गवुाहाटी, 
पटना और त्रिवेंद्रम सहित 11 अतिरिक्त शहरों में इसका 
विस्तार किया गया। यह इन पर कें द्रित ह:ै

	� उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ;
	� आर्द्रभमूि पनुर्स्थापन जैसे प्रकृति-आधारित 

समाधान;
	� सामदुायिक जागरूकता और जीआईएस मानचित्रण;

आगे की राह?

•	 बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग कानूनों को सदुृढ़ करना: बार-
बार की गई सिफ़ारिशों के बावजदू, अधिकांश भारतीय 
राज्यों ने बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिग नियम लाग ूनहीं किए हैं।

	� एनडीएमए बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण को प्रतिबंधित 
करने और अनपुालन को प्रोत्साहित करने के लिए 
काननूी प्रवर्तन का आग्रह करता ह।ै

•	 प्रकृति -आधारित समाधानों की ओर दृष्टिकोण: यह 
निम्न क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को कम करता ह,ै जैव 
विविधता एवं जल गणुवत्ता को बढ़ाता ह,ै और नीदरलैंड 
के ‘रूम फ़ॉर द रिवर’ कार्यक्रम जैसी वैश्विक सर्वोत्तम 
प्रथाओ ंके अनरुूप ह।ै

•	 पूर्वानमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का 
आधुनिकीकरण: एआई, उपग्रह डेटा और रीयल-
टाइम सेंसर का उपयोग करके कें द्रीय जल आयोग के 
बाढ़ परू्वानमुान नेटवर्क  का विस्तार और उन्नयन।

	� समय पर अलर्ट और निकासी के लिए आईएमडी, 
राज्य एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों के बीच 
समन्वय में सधुार।

•	 गाद निकालना और नदी क्षमता वृद्धि: प्रवाह क्षमता 
बनाए रखने के लिए नदियों और जल निकायों की 
नियमित रूप से गाद निकालना आवश्यक ह।ै

	� नीति आयोग की रिपोर्ट जलग्रहण क्षेत्र उपचार और 
जलाशय संचालन प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर 
बल दतेी ह।ै

•	 समुदाय-आधारित आपदा तैयारी: बाढ़ प्रबंधन में 
स्थानीय भागीदारी को शामिल किया जाना चाहिए, 
विशषे रूप से संवेदनशील ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों 
में।
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	� प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और स्कू ल-
आधारित आपदा शिक्षा से लचीलापन विकसित 
किया जा सकता ह।ै

Source: IE

विदेशी विक्रे ताओ ंद्वारा परमाणु क्षेत्र में 
गुणवत्ता उन्नयन में कमी की ओर ध्यान 
सन्दर्भ 

•	 सरकार असैन्य परमाण ुऊर्जा क्षेत्र को बाहरी खिलाड़ियों 
के लिए खोलने के उद्देश्य से दो महत्वपरू्ण काननूी 
संशोधन तैयार कर रही ह।ै

•	 इस बीच, विदशेी उपकरण विक्रे ताओ ंने दशे के मध्यम 
और निम्न-स्तरीय परमाण ु आपरू्तिकर्ता आधार को 
उन्नत करने के लिए गणुवत्ता मानकों को लाग ूकरने की 
आवश्यकता पर बल दिया ह।ै

विदेशी उपकरण विक्रे ताओ ंद्वारा उठाई गई चिताएँ

•	 मध्यम और निम्न-स्तरीय आपूर्तिकर्ताओ ंके बीच 
गुणवत्ता का अंतर: यह अतंर विशषे रूप से दसूरे 
और तीसरे स्तर के उपकरण आपरू्तिकर्ताओ ंमें उजागर 
हुआ ह,ै जो बदले में, एलएडंटी, भारत फोर्ज, गोदरेज 
एडं बॉयस और वालचदंनगर इडंस्ट्रीज जैसे टियर-1 
आपरू्तिकर्ताओ ंको इनपटु प्रदान करते हैं।

•	 मानकीकृत गणुवत्ता प्रोटोकॉल और एक राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, विशषे रूप से हल्के  
जल रिएक्टरों (LWRs) एवं छोटे मॉड्यलूर रिएक्टरों 
(SMRs) जैसी नई रिएक्टर तकनीकों के लिए।

•	 साइबर सरुक्षा संबंधी चितंाए,ँ विक्रे ताओ ंद्वारा महत्वपरू्ण 
डेटा पर नियत्रण खोने, संभावित परिचालन व्यवधानों 
या यहाँ तक कि रैंसमवेयर-शलैी के बंधक परिदृश्यों जैसे 
जोखिमों की चतेावनी के साथ।

भारत का परमाणु अवसंरचना

•	 भारत 22 परमाण ु रिएक्टरों का संचालन करता ह,ै 
जिनका संचालन भारतीय परमाण ुऊर्जा निगम लिमिटेड 
द्वारा किया जाता ह।ै

•	 अमरेिका, फ्रांस और जापान के साथ असैन्य परमाण ु
समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बावजदू, वर्तमान में केवल 

रूस ही परियोजनाओ ं(कुडनकुलम) का क्रियान्वयन कर 
रहा ह,ै जिसका मखु्य कारण भारत की दयेता व्यवस्था से 
जडु़ी चितंाए ँहैं।

	� जैतापुर परमाणु संयंत्र (फ्रांस के साथ) 2009 
से लंबित ह,ै दयेता संबंधी चितंाए ँअभी तक हल 
नहीं हुई हैं।

	� कोव्वाडा परियोजना (आंध्र प्रदेश): अभी प्रारंभ 
नहीं हुई ह।ै

	� केवल रूस (कुडनकुलम) ही परू्व-सीएलएनडीए 
समझौतों के कारण परमाण ु परियोजनाओ ं का 
क्रियान्वयन कर रहा ह।ै

•	 एनपीसीआईएल परिचालनों के अतंर्गत भारत का 
सरुक्षा रिकॉर्ड सदुृढ़ ह,ै जहाँ 238 रिएक्टर-वर्षों में कोई 
रेडियोलॉजिकल दरु्घटना नहीं हुई ह।ै

•	 हालाँकि, भारत की अधिकांश विशषेज्ञता दाबयकु्त 
भारी जल रिएक्टरों में ह,ै जो विश्व स्तर पर प्रचलित 
एलडब्ल्यूआर तकनीक से काफी भिन्न हैं।

भारत में चल रहे सुधार

•	 परमाणु दायित्व कानून (परमाणु क्षति के लिए 
नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010) को आसान 
बनाना: इसका उद्देश्य परमाण ु दरु्घटना की स्थिति में 
उपकरण विक्रे ताओ ंकी दयेता को सीमित करना ह।ै 

•	 प्रस्तावित प्रमखु परिवर्तन:

	� मौद्रिक सीमा: दयेता को मलू अनबंुध मलू्य तक 
सीमित किया जा सकता ह।ै

	� समय सीमा: दयेता कितने समय तक लाग ूरहगेी, 
इसके लिए एक सीमा-काननू लाग ूकिया जाएगा।

	� परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन: 
इसका उद्देश्य निजी और विदशेी कंपनियों को 
परमाण ुऊर्जा उत्पादन में प्रवेश की अनमुति दनेा ह।ै

	� वर्तमान प्रतिबंध: केवल एनपीसीआईएल और 
एनटीपीसी लिमिटेड जैसी सरकारी स्वामित्व वाली 
संस्थाए ँही परमाण ुसंयंत्रों का संचालन कर सकती 
हैं।

	� प्रस्तावित परिवर्तन: आगामी परियोजनाओ ं में 
विदशेी/निजी संस्थाओ ंद्वारा अल्पसंख्यक इक्विटी 
भागीदारी की अनमुति।
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•	 भारत का लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) 
के लिए प्रयास: एसएमआर उन्नत परमाण ु रिएक्टर 
हैं जिनकी उत्पादन क्षमता पारंपरिक परमाण ुसंयंत्रों की 
लगभग एक-तिहाई ह,ै लेकिन फिर भी वे बड़ी मात्रा में 
कम कार्बन वाली विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

	� भाभा परमाणु अनुसधंान कें द्र (BARC) बंद हो 
रह ेकोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने 
और दरूदराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए 
SMR विकसित कर रहा ह।ै

	� परमाण ुऊर्जा विभाग भी भारत के थोरियम भडंारों 
का दोहन करते हुए उच्च-तापमान गैस-शीतित 
रिएक्टरों और पिघले हुए लवण रिएक्टरों की खोज 
कर रहा ह।ै

•	 विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: 
बजट के हिस्से के रूप में शरुू की गई एक प्रमखु पहल, 
इस मिशन में लघ ुमॉड्यलूर रिएक्टरों (SMR) के लिए 
अनसुंधान एवं विकास शामिल ह।ै

	� 2033 तक कम से कम पाँच स्वदशेी रूप से डिज़ाइन 
किए गए और परिचालन योग्य SMR के विकास को 
सनुिश्चित करने के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित 
किए गए हैं।

•	 भारत लघु रिएक्टर (BSR): ये 220 मगेावाट के 
PHWR हैं जिनका आधनुिकीकरण भमूि उपयोग को 
कम करने के लिए किया जा रहा ह ैऔर इनका उद्देश्य 
औद्योगिक उपयोग (जैसे, इस्पात, एल्यूमीनियम संयंत्र) 
ह।ै

•	 सरंचना: निजी भागीदार भमूि, जल और पूंजी का 
योगदान करते हैं; NPCIL डिज़ाइन, गणुवत्ता आश्वासन 
तथा संचालन का प्रबंधन करता ह।ै

परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की आवश्यकता

•	 परमाणु क्षमता: भारत 2047 तक अपनी परमाण ुऊर्जा 
क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बना 
रहा ह।ै

•	 ऊर्जा मांग में वृद्धि: भारत की विद्युत की मांग 2047 
तक 4-5 गनुा बढ़ने की संभावना ह,ै और परमाण ुऊर्जा 
नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ आधारभतू मांग को परूा 
करने में सहायता करेगी।

•	 भारत के लक्ष्य: 2005 के स्तर से 2030 तक अपने 
सकल घरेल ूउत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 44% तक 
कम करना।

	� 2030 तक गैर-जीवाश्म ईधंन-आधारित ऊर्जा 
संसाधनों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता 
प्राप्त करना।

परमाणु क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन के लिए वैश्विक 
टेम्पलेट

•	 जापान का अनुभव (1970-1980 का दशक):

	� राष्ट्रीय प्रयास: 1973 में परमाण ु ऊर्जा को 
राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता घोषित करने के 
बाद, जापान ने अपने परमाण ुऊर्जा कार्यक्रम का 
विस्तार किया।

	� समानांतर गुणवत्ता आंदोलन: यह जापान में 
एक व्यापक औद्योगिक गणुवत्ता क्रांति के साथ-
साथ हुआ। टोयोटा एवं सोनी जैसी कंपनियाँ 
विश्वसनीयता और गणुवत्ता के वैश्विक मानक बन 
गई।ं

	� अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: IAEA (अतंर्राष्ट्रीय 
परमाण ुऊर्जा एजेंसी) ने 1978 में “परमाण ुऊर्जा 
संयंत्रों के लिए गणुवत्ता आश्वासन: एक आचार 
संहिता” प्रकाशित की, जिसमें विस्तृत सरुक्षा 
और गणुवत्ता मानक प्रदान किए गए।

	� प्रभाव: जापान के नियामकों ने इन सिद्धांतों को 
अपनाया और गणुवत्ता आश्वासन को औद्योगिक 
संस्कृति  तथा परमाण ुविनियमन, दोनों में समाहित 
कर दिया।

•	 चीन का दृष्टिकोण (2000 के दशक से)

	� नियामक ससं्था: राष्ट्रीय परमाण ु सरुक्षा 
प्रशासन (NNSA) परमाण ुसरुक्षा और गणुवत्ता 
की निगरानी हते ुकें द्रीय प्राधिकरण बन गया।

	� कार्यक्रम की विशेषताए:ँ
	� व्यापक राष्ट्रीय गणुवत्ता आश्वासन कार्यक्रम।
	� अतंर्राष्ट्रीय मानकों के अनरुूप लेकिन घरेल ू

परिस्थितियों के अनकूुल ढाँचा।
	� सभी परमाण ु आपरू्तिकर्ताओ ं में विनिर्माण 

प्रक्रियाओ ंका मानकीकरण।
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	� परिणाम: वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आपरू्ति 
श्रृंखला का निर्माण करते हुए चीन को अपने 
परमाण ुक्षेत्र का तेजी से विस्तार करने में सहायता 
मिली।

आगे की राह 

•	 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: उपकरण आपरू्तिकर्ताओ,ं 
विशषे रूप से मध्यम और निम्न-स्तरीय विक्रे ताओ ंके 
लिए सझुाया गया।

	� हल्के  जल रिएक्टर (LWR) और लघ ु मॉड्यलूर 
रिएक्टर (SMR) जैसी नई तकनीकों पर ध्यान 
कें द्रित करें।

•	 DAE की भूमिका: सभी प्रणालियों और उपकरणों 
में सख्त संहिताओ ं तथा मानकों को लाग ू करने की 
आवश्यकता ह।ै

	� कठोर गणुवत्ता निरीक्षण और प्रबंधन की संस्कृति  
को संस्थागत बनाना होगा।

•	 व्यावसायिक विशेषज्ञता: निरीक्षण, प्रमाणन और 
गणुवत्ता नियत्रण में समय पर निर्णय लेने में सक्षम उच्च 
योग्य पेशवेरों का एक कैडर तैयार करें।

•	 विक्रे ता क्षमता का विस्तार: नए विक्रे ताओ ंमें निवेश 
करें और इन विशिष्ट क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता का विस्तार 
करें।

	� क्षमता विकास में तीव्रता लाने के लिए सार्वजनिक-
निजी भागीदारी और तकनीकी सहयोग को 
प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

•	 आपरू्तिकर्ता प्रशिक्षण, गणुवत्ता उन्नयन और विस्तारित 
क्षमता के बिना, भारत को निम्नलिखित जोखिम हैं:

	� रिएक्टर निर्माण में दरेी।
	� गणुवत्ता संबंधी समस्याओ ंका दरे से पता चलने के 

कारण लागत में वदृ्धि।
	� अतंर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वसनीयता की हानि।

•	 सधुारों के साथ, भारत एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी 
परमाण ुआपरू्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकता ह ैऔर 
SMR बाजार में एक प्रमखु खिलाड़ी बन सकता ह।ै

Source: IE

संक्षिप्त समाचार 
प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप 
(TPCR-2025)
समाचार में

•	 रक्षा मतं्रालय ने प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमपै 
(TPCR-2025) जारी किया ह।ै

भारत का प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप 
(TPCR-2025)

•	 यह परमाण ुप्रतिरोध को बढ़ाकर और ड्रोन यदु्ध क्षमताओ ं
का विस्तार करके अपनी सैन्य तैयारियों को सदुृढ़ करने 
के लिए एक 15-वर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत 
करता ह।ै

•	 यह उत्तरजीविता प्रणालियों और उन्नत वितरण 
प्लेटफार्मों, जिनमें कमांड-एडं-कंट्रोल अवसंरचना तथा 
रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाण ु
टोही वाहन शामिल हैं, के माध्यम से विश्वसनीय परमाण ु
प्रतिरोध को बनाए रखने पर कें द्रित ह।ै

•	 यह इलेक्ट्रॉनिक यदु्ध, पता लगाने और तोपखाने के 
मार्गदर्शन के लिए 1,500 किलोमीटर तक की रेंज तथा 
60,000 फीट की ऊँचाई वाले स्टील्थ ड्रोन के विकास 
पर भी बल दतेा ह।ै

•	 यह 15 किलोमीटर के दायरे में अनकूुली जैमिगं सिस्टम 
और इलेक्ट्रॉनिक निषधे क्षेत्रों की योजना बनाकर 
शत्रुतापरू्ण ड्रोन झुडंों के खतरे का भी समाधान करता ह।ै

•	 यह एआई-सक्षम लक्ष्यीकरण और पनु: प्रयोज्य 
वारहड्ेस, एकीकृत निगरानी ड्रोन तथा इलेक्ट्रॉनिक 
जैमिगं एवं निषधे प्रणालियों का उपयोग करके शत्रुतापरू्ण 
ड्रोन झुडंों के विरुद्ध प्रतिवाद के साथ घमूने वाले हथियारों 
को प्राथमिकता दतेा ह।ै

महत्व

•	 यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य 
के अनरुूप ह ैतथा आने वाले दशकों में राष्ट्रीय सरुक्षा 
को बढ़ाने के लिए परमाण ु लचीलापन, इलेक्ट्रॉनिक 
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यदु्ध और मानवरहित स्ट्राइक प्लेटफार्मों को मिलाकर 
एकीकृत निवारण की ओर एक रणनीतिक परिवर्तन को 
दर्शाता ह।ै

Source :TH

एनवाफोलिमैब के लिए नैदानिक ​​परीक्षण
समाचार में

•	 ग्लेनमार्क  ने स्टेज III नॉन-स्मॉल सेल लंग कैं सर को 
लक्षित करते हुए एनवाफोलिमबै के लिए बहु-दशेीय 
चरण 3 क्लिनिकल परीक्षण शरुू किया ह।ै

क्या आप जानते हैं ?

•	 एनवाफोलिमबै तीसरे चरण के नॉन-स्मॉल सेल लंग 
कैं सर के लिए एक नई औषधि ह।ै

•	 इसे दशे में रोगियों के नामांकन और खरुाक शरुू करने 
के लिए भारतीय औषधि महानियत्रक से मजंरूी मिल 
गई ह।ै

फेफड़े का कैं सर

•	 फेफड़ों का कैं सर एक प्रकार का कैं सर ह ैजो फेफड़ों में 
असामान्य कोशिकाओ ंके अनियत्रित रूप से बढ़ने से 
शरुू होता ह।ै

	� यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या ह ैजो गंभीर हानि 
और मतृ्यु का कारण बन सकती ह।ै

•	 फेफड़ों के कैं सर के लक्षणों में निरंतर खांसी, सीने में दर्द 
और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं।

	� फेफड़ों के कैं सर के सबसे सामान्य प्रकार नॉन-स्मॉल 
सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा हैं।

•	 एनएससीएलसी अधिक सामान्य ह ैऔर धीरे-धीरे बढ़ता 
ह,ै जबकि एससीएलसी कम सामान्य ह ै लेकिन प्रायः 
तीव्रता से बढ़ता ह।ै

	� नॉन-स्मॉल सेल लंग कैं सर  के सामान्य प्रकार:
	� एडेनोकार्सिनोमा - सामान्यतः फेफड़ों के बाहरी 

क्षेत्रों में पाया जाता ह।ै
	� स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा - सामान्यतः ब्रोन्कस 

के पास फेफड़ों के कें द्र में स्थित होता ह।ै
	� लार्ज सेल कार्सिनोमा - फेफड़ों के किसी भी 

हिस्से में हो सकता ह।ै

Source :TH

अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) का नाम 
परिवर्तन 
सन्दर्भ 

•	 अमरेिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रक्षा विभाग  का नाम 
परिवर्तित कर यदु्ध विभाग करने के कार्यकारी आदशे पर 
हस्ताक्षर किए।

युद्ध विभाग

•	 ऐतिहासिक रूप से, 1789 में स्थापित यदु्ध विभाग, 
थलसेना, नौसेना और मरीन कोर की दखेरेख करता था, 
जब तक कि नौसेना एवं मरीन कोर को अलग-अलग 
विभागों में पनुः नियकु्त नहीं कर दिया गया।

•	 यदु्ध विभाग द्वितीय विश्व यदु्ध तक कें द्रीय बना रहा, 
जब परिचालन संबंधी अक्षमताओ ंके कारण राष्ट्रपति 
ट्रू मनै ने 1947 में राष्ट्रीय सैन्य प्रतिष्ठान (एनएमई) के 
अतंर्गत सैन्य शाखाओ ंका एकीकरण किया, जिसे बाद 
में “एनएमई” के नकारात्मक अर्थ से बचने के लिए रक्षा 
विभाग (डीओडी) का नाम दिया गया।

	� इस पनुर्गठन का उद्देश्य कमान को सवु्यवस्थित 
करना और अतंर-सेवा प्रतिद्वंद्विता को कम करना 
था, विशषे रूप से द्वितीय विश्व यदु्ध के दौरान 
विखडंित प्रयासों के बाद।

डोनाल्ड ट्र म्प के हालिया निर्णय के पीछे तर्क

•	 ऐतिहासिक नाम पर वापस लौटने का ट्रम्प का निर्णय 
एक अधिक मखुर छवि की चाहत और अमरेिका की 
ऐतिहासिक सैन्य सफलताओ ंके संदर्भ से जडु़ा ह।ै

•	 यह कदम यदु्ध-लड़ने की क्षमताओ ंके आस-पास सेना 
की पहचान को नया रूप दनेे के ट्रम्प के व्यापक उद्देश्य 
को दर्शाता ह।ै

Source :IE

उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार 
सम्मेलन
समाचार में

•	 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  नवंबर 2025 में उभरते 
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन  का उद्घाटन 
करने वाला ह,ै जो संभवतः पारंपरिक भारतीय विज्ञान 
कांग्रेस से अलग एक पथृक का प्रतीक होगा।



15दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

क्या आप जानते हैं ?

भारतीय विज्ञान कांग्रेस , भारत में स्वतंत्रता-परू्व यगु स े
चली आ रही वैज्ञानिकों की एक ऐतिहासिक सभा, अतंिम 
बार 2023 में आयोजित की गई थी।

•	 हालांकि, वित्त पोषण की कमी और संगठनात्मक 
चनुौतियों के कारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 
ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन से अपना 
समर्थन वापस ले लिया ह,ै जो पारंपरिक रूप से इस 
कार्यक्रम का आयोजन करता था।

उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन

•	 यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए भारत के 
अग्रणी मचं के रूप में स्थापित ह,ै जो सरकारी मतं्रालयों, 
वैश्विक विचारकों तथा नवप्रवर्तकों को एकजटु करता ह।ै

•	 भारत अतंर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के विपरीत, जिसका 
उद्देश्य यवुाओ ं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना 
ह,ै ईएसटीआईसी को वैज्ञानिक संवाद, नवाचार और 
नीतिगत विचार-विमर्श के लिए एक गंभीर मचं के रूप 
में दखेा जाता ह।ै

•	 इसमें तकनीकी सत्र शामिल होंगे, 75 डीप-टेक स्टार्टअप 
प्रदर्शित किए जाएगँे और वैश्विक वैज्ञानिक दिग्गजों की 
भागीदारी होगी।

उद्देश्य

•	 यह सहयोग को बढ़ावा दतेा ह,ै विघटनकारी नवाचार 
का जश्न मनाता ह ैऔर इसका उद्देश्य विकसित भारत 
2047 के दृष्टिकोण के अनरुूप भारत को एक वैश्विक 
वैज्ञानिक नेता के रूप में स्थापित करना ह।ै

Source :TH

उपराष्ट्र पति के लिए जेड-प्लस सुरक्षा कवर

सन्दर्भ 

•	 कें द्र सरकार उपराष्ट्रपति की ज़ेड-प्लस सरुक्षा दिल्ली 
पलुिस से कें द्रीय रिज़र्व पलुिस बल को हस्तांतरित करने 
पर विचार कर रही ह।ै

परिचय 

•	 विशषे सरुक्षा समहू अधिनियम के अतंर्गत कें द्रीय गहृ 
मतं्रालय द्वारा जारी “ब्लू बुक” दिशानिर्देशों के अनसुार, 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमतं्री विशिष्ट सरुक्षा 
प्रोटोकॉल के हकदार हैं।

•	 भारत के उपराष्ट्रपति को वर्तमान में दिल्ली पलुिस 
सरुक्षा प्रभाग द्वारा प्रदान किया गया ज़ेड-प्लस सरुक्षा 
कवर प्राप्त ह।ै

	� इस श्रेणी में लगभग 50 कर्मी शिफ्ट में कार्य करते 
हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति के आवास और काफिले के 
लिए बेहतर व्यवस्था होती ह।ै

	� परंपरागत रूप से, सहायक पलुिस आयकु्त  रैंक के 
तीन अधिकारी निजी सरुक्षा अधिकारी के रूप में 
कार्य करते हैं।

भारत में सुरक्षा श्रेणियाँ

•	 एक्स सरुक्षा: सबसे बनुियादी सरुक्षा प्रदान करती ह,ै 
सामान्यतः 2 सरुक्षाकर्मियों के साथ।

•	 वाई सरुक्षा: थोड़ी उच्च स्तर की सरुक्षा प्रदान करती ह,ै 
सामान्यतः पलुिस अधिकारियों और कमांडो सहित 11 
कर्मियों के साथ।

•	 Y+ सरुक्षा: Y श्रेणी का एक उन्नत संस्करण, जो 
अधिक संख्या में कर्मियों और अधिक व्यापक सरुक्षा 
प्रदान करता ह।ै

	� यह सांसदों, विधायकों या मध्यम स्तर के खतरे वाले 
सार्वजनिक हस्तियों के लिए ह।ै

•	 Z सरुक्षा: लगभग 22 कर्मी (NSG/CRPF कमांडो + 
स्थानीय पलुिस)।

	� कें द्रीय मतं्रियों, राज्यपालों, मखु्यमतं्रियों और कुछ 
हाई-प्रोफाइल नेताओ ं या विश्वसनीय खतरे वाले 
व्यक्तियों को सरुक्षा प्रदान की जाती ह।ै

•	 Z+ सरुक्षा कवर में शामिल हैं: निजी सरुक्षा अधिकारी 
(PSO), आवास सरुक्षा, काफिले में एस्कॉर्ट वाहन, 
निगरानी और पहुचँ नियत्रण उपाय।

	� उपराष्ट्रपति, कें द्रीय गहृ मतं्री, भारत के मखु्य 
न्यायाधीश और उच्च सरुक्षा खतरों का सामना 
करने वाले व्यक्ति।

•	 विशेष सरुक्षा समूह (SPG): यह SPG अधिनियम, 
1988 के अतंर्गत प्रदान किया जाता ह।ै
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	� विशषे रूप से भारत के प्रधान मतं्री और उनके 
तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए।

•	 स्थिति: 2019 के संशोधनों के पश्चात, यह केवल 
वर्तमान प्रधान मतं्री और उनके साथ रहने वाले उनके 
तत्काल परिवार तक ही सीमित ह।ै

Sources: IE

राष्ट्री य शिक्षक पुरस्कार
सन्दर्भ 

•	 भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर नई 
दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दशे भर के 81 
शिक्षकों को राष्ट्रीय परुस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के बारे में

•	 चयन प्रक्रिया: शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और 
राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों वाली पारदर्शी, ऑनलाइन 
प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता ह,ै जिसका समन्वय 
स्कू ली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता ह।ै

•	 आयोजक: शिक्षा मतं्रालय और इसकी स्थापना 1958 
में हुई थी।

	� प्राथमिक, माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 
कार्यरत मधेावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता दनेे 
के लिए प्रत य्ेक वर्ष 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को 
भारत के राष्ट्रपति (या) भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा ये 
परुस्कार प्रदान किए जाते हैं।

•	 उद्देश्य:

	� उत्कृष्ट  शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का उत्सव 
मनाने के लिए।

	� उन शिक्षकों को सम्मानित करना जिन्होंने प्रतिबद्धता 
और नवाचार के माध्यम से स्कू ली शिक्षा में सधुार 
किया ह ै तथा अपने छात्रों के जीवन को समदृ्ध 
बनाया ह।ै

•	 अवसर: भारत के परू्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक-
शिक्षाविद ् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 
मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर प्रत य्ेक वर्ष परुस्कार 
प्रदान किए जाते हैं।

•	 बहिष्कार: सेवानिवतृ्त शिक्षक जिन्होंने कैलेंडर वर्ष के 
कम से कम एक भाग में सेवा नहीं की ह ै- कम से कम 
चार महीने, अर्थात राष्ट्रीय परुस्कार से संबंधित वर्ष की 
30 अप्रैल तक। शिक्षक/प्रधानाध्यापक जिन्होंने ट्यशून 
पढ़ाया हो।

	� संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र भी पात्र नहीं हैं।

क्या आप जानते हैं?

•	 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को भारत के प्रथम 
शिक्षा मतं्री मौलाना अबलु कलाम आज़ाद के सम्मान 
में मनाया जाता ह।ै

Source: PIB

संशोधित परिचालन निलंबन संधि द्वारा 
कुकी-ज़ो समूहो ंके लिए मानदंड सख्त 
सन्दर्भ 

•	 गहृ मतं्रालय, मणिपरु सरकार और 24 कुकी-ज़ो विद्रोही 
समहूों के बीच संशोधित ऑपरेशन निलंबन समझौते पर 
हस्ताक्षर किए गए, जो एक वर्ष के लिए वैध ह।ै

परिचय 

•	 अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त, संशोधित आधारभतू 
नियमों में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया ह:ै

	� मणिपरु की क्षेत्रीय अखडंता।
	� मणिपरु राज्य में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के 

लिए बातचीत से समाधान की आवश्यकता।
•	 कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन (केएनओ) और 

यूनाइटेड पीपुल्स फ्रं ट (यूपीएफ) ने भी इन बातों पर 
सहमति व्यक्त की ह:ै

	� संघर्ष की आशकंा वाले क्षेत्रों से दरू सात निर्दिष्ट 
शिविरों को स्थानांतरित करना।

	� निर्दिष्ट शिविरों की संख्या कम करना।
	� हथियारों को निकटतम सीआरपीएफ/बीएसएफ 

शिविरों में स्थानांतरित करना।
	� सरुक्षा बलों द्वारा कैडरों का कठोर भौतिक सत्यापन, 

यदि कोई विदशेी नागरिक हो, तो उसे सचूी से हटाने 
के लिए।
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•	 2008 एसओओ समझौता: इस पर 1990 के दशक में 
कुकी-नागा संघर्ष के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।

	� कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और 
यनूाइटेड पीपलु्स फ्रं ट (यपूीएफ) के तत्वावधान में, 
कुकी-ज़ो समहू ₹6,000 प्रति माह के वतृि के पात्र 
थे, जो 2023 में राज्य में जातीय हिसंा भड़कने के 
बाद से बंद कर दिया गया था।

•	 संशोधित एसओओ समझौते के अन्य प्रावधान: 
यह समझौता समहूों को दशे के अदंर या बाहर किसी भी 
अन्य सशस्त्र समहू के साथ संबंध रखने, नए कार्यकर्ताओ ं
की भर्ती करने और आक्रामक अभियान चलाने से 
रोकता ह।ै

	� सेना, असम राइफल्स, कें द्रीय सशस्त्र पलुिस बल 
और राज्य पलुिस इन समहूों के विरुद्ध तब तक 
अभियान नहीं चलाएगी जब तक वे समझौते का 
“पालन” करते हैं।

कुकी-ज़ो समूह कौन हैं?

•	 कुकी-ज़ो लोग मणिपरु, मिज़ोरम, नागालैंड, असम और 
म्यांमार में फैले एक जातीय समदुाय हैं।

•	 वे म्यांमार और मिज़ोरम के अन्य चिन-मिज़ो समहूों के 
साथ घनिष्ठ जातीय तथा सांस्कृति क संबंध साझा करते 
हैं।

•	 1980-90 के दशक से, विभिन्न कुकी-ज़ो विद्रोही समहूों 
ने हथियार उठाए हैं, और उनकी अधिकांशतः माँगें हैं:

	� अधिक स्वायत्तता/आत्मनिर्णय;
	� आदिवासी अधिकारों और भमूि की सरुक्षा;
	� कुछ मामलों में, अलग राज्य का दर्जा।

Source: TH

राष्ट्री य स्वास्थ्य मिशन 
सन्दर्भ 

•	 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के 14,000 से 
अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामहूिक रूप से त्यागपत्र 
द ेदिया ह।ै

	� कारण: राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 प्रदर्शनकारी 
कर्मचारियों की बर्खास्तगी।

	� एनएचएम कर्मचारी सेवाओ ं के नियमितीकरण, 
बेहतर वेतन और अन्य सवुिधाओ ंकी माँग कर रह े
हैं।

राष्ट्री य स्वास्थ्य मिशन

•	 प्रारंभ: 2013 (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2005 
और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, 2013 को मिलाकर)।

•	 नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मतं्रालय।

•	 उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, विशषेकर 
कमजोर वर्गों को सलुभ, सस्ती एवं गणुवत्तापरू्ण स्वास्थ्य 
सेवा प्रदान करना।

•	 कार्यान्वयन रणनीति: मतं्रालय राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों  को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा 
ताकि वे जिला अस्पतालों  तक सलुभ, सस्ती, जवाबदहे 
तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें ।

	� इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य 
बनुियादी ढाँच,े मानव संसाधन में वदृ्धि और बेहतर 
सेवा वितरण के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओ ं
में अतंर को समाप्त करना भी ह।ै

	� इसमें आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेपों को सगुम 
बनाने, अतंर-क्षेत्रीय एवं अतंर-क्षेत्रीय अभिसरण 
में सधुार लाने तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के 
लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण की 
परिकल्पना की गई ह।ै

Source: TH

अंगीकार 2025
सन्दर्भ 

•	 आवास एवं शहरी मामलों के मतं्री ने नई दिल्ली में 
प्रधानमतं्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-य ू
2.0) के अतंर्गत “अगंीकार 2025” का शभुारंभ किया।

अंगीकार 2025 क्या है?

•	 यह दशे भर में इस योजना के बारे में व्यापक जागरूकता 
उत्पन्न करके पीएमएवाई-य ू 2.0 के कार्यान्वयन में 
तीव्रता लाने के लिए एक आउटरीच अभियान ह।ै
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•	 अवधि एवं कवरेज: यह अभियान 4 सितंबर 2025 से 
31 अक्टूबर 2025 तक दशे के 5,000 से अधिक शहरी 
स्थानीय निकायों में चलेगा।

•	 यह योजना के अतंर्गत आवेदनों के सत्यापन में भी 
तीव्रता लाएगा और पीएमएवाई-य ूके अतंर्गत पहले से 
स्वीकृत घरों के निर्माण कार्य को शीघ्र परूा करेगा।

nnnn

•	 इसमें निम्न आय आवास के लिए क्रेडि ट जोखिम 
गारंटी निधि ट्रस्ट को बढ़ावा दनेा, पीएम सरू्य घर: 
मफु्त बिजली योजना जैसी योजनाओ ं के लाभों को 
एकीकृत करना और विशषे फोकस समहूों के लिए 
आवास को प्राथमिकता दनेा शामिल ह।ै

Source: PIB


